राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1093
29 जुलाई, 2015 को उत्‍तर के लिए
इस्पात क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का संवर्धन
1093. श्री प्रभात झा: 
क्या इस्पात मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या इस्पात के क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने की जरूरत है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आवश्यक नीतिगत उपाय किये जा रहे हैं; और यदि हां, तो तत्‍संबंधी  ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
इस्‍पात और खान राज्‍य मंत्री

                            
   श्री विष्‍णु देव साय
(1) और (ख) : जी हां। तथापि, इस्‍पात एक नियंत्रणमुक्‍त क्षेत्र होने के नाते उत्‍पादन बढ़ाने अथवा मूल्‍य निर्धारण इत्‍यादि के संबंध में कोई भी कदम उठाने के निर्णय व्‍यक्तिगत इस्‍पात निर्माताओं द्वारा विभिन्‍न सोच-विचारों यथा उनके उत्‍पादों की मांग और आपूर्ति इत्‍यादि के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार की भूमिका देश में इस्‍पात के उत्‍पादन को बढ़ाने के लिए एक सुविधादाता के रूप में होती है। इस्‍पात उद्योग को पारदर्शी तरीके में कच्‍चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दिनांक 30.03.2015 को कोल माइन्‍स (स्‍पेशल प्रोविजन्‍स) एमेंडमेंट एक्‍ट, 2015 और दिनांक 27.03.2015 को माइन्‍स एंड मिनरल्‍स (डेवलपमेंट एंड रेग्‍यूलेशन्‍स) एक्‍ट, 2015 अधिसूचित किया है। सरकार ने दिनांक 30.12.2011 से लौह अयस्‍क के सभी प्रकारों पर यथामूल्‍य 30 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्‍क और दिनांक 27.01.2014 से लौह अयस्‍क पैलेटों पर 5 प्रतिशत निर्यात शुल्‍क भी लगाया है। इसके अतिरिक्‍त, 58 प्रतिशत से कम लौहांश वाले लौह अयस्‍क पर दिनांक 30.04.2015 से 10 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्‍क लगाया गया है। सरकार ने दिनांक 16.06.2015 की अधिसूचना संख्‍या 39 द्वारा इस्‍पात के विभिन्‍न सामानों के निर्यात शुल्‍क में भी वृद्धि की है। 
*****
